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PUBLIC WORKS DEPARTMENT. 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


Chandigarh Circle 

The 27th December, 1984 
No. S.E./P.W.D./B. and R./Chandigarh/441/R.-Whereas corrigenda notification U / S IV for the 
work construction of link road from Chhachrauli Kot Road to Harijan Basti Naharpur Taharpur , Tehsil 
Chhachhrauli in Ambala District were published, --- vide notification No. S.E./P.W.D./B. and R./Chandi 
garh 395/R , dated 19th July, 1984 in the Heryana Government Gazettee on 31st July, 1984 at 
page 888-889 . Due to misprinting the following mistake in the Khasra Nos. has occured and to correct 
the same, it may be read now as under : 


Correct Khasra Numbers 


Wrong Khasra Nos . published 
in the Government Gazette under 
section IVat Page 888-889 


Village Nahar Thanapur 

Khasra NOS . 


Village Nahar Taharpur 

Khasra Nos . 


H. B. No. 211 


6 . 


6 


24 


위 
의 


24 


2 . 


2/2 


( Sd.) 


Superintending Engineer , 
Chandigarh Circle, Hr . P.W.D., B. and R. Br .. , 

Chandigarh . 


श्रम विभाग 


दिनांक 12 दिसम्बर , 1984 


सं . प्रो वि ./भिवानी/ 68-84/ 4409 4.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै.नैशनल कोपरेटिव कन्जुमर फैडरेशन 
आफ इन्डिया , प्रौद्योगिक क्षेत्र , भिवानी के श्रमिक श्री रूप चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद,लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9 641-1- श्रम / 70/ 3257 3, दिनांक 6 नवम्बर, 1979 के 
साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.एस.पो.( ई ) श्रम -70/ 13 48, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक , को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उन पबन्ध कों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला 
है : 

क्या श्री रूप चन्द को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं .प्रो.वि./भिवानी/ 94-84/ 44101.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . एस ० के ० कोयाल, भिवानी , 
के श्रमिक श्री कन्हैया लाल तया उसके प्रबन्धकों के वीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.( ई) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री कन्हैया लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. भो.वि./भिवानी/ 69-84/ 44109. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. नेशनल कोपरेटिव कन्जुमर फैडरेशन , 
औद्योगिक क्षेत्र , भिवानी , के अमिक श्री दिल राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 
1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864- ए.एस.मो .( ई) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 

क्या श्री दिल राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./भिवानी/ 70-84/ 44118.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० नैशनल कोपरेटिव कन्जुमर फेडरेशन , 
औद्योगिक क्षेत्र, भिवानी, के श्रमिक श्री प्रोम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए.एस.यो. ( ई) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : -- 
क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 14 दिसम्बर, 1984 
सं . प्रो . वि ./भिवानी / 107-84/ 44421. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. सुपर सोल इण्डिया , 
कुजपुरा रोड , करनाल , के श्रमिक श्री बलबीर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . ३ ( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 10 अप्रैल, 1984 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 
क्या श्री बलबीर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

बी ० पी ० सहगल , 
संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


